भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
राज्‍य सभा
अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 948
(दिनांक 28.07.2015 को उत्तर देने के लिए)
वाणिज्यिक फिल्‍मों की पाइरेसी        
948. श्री के.एन. बालगोपाल:
क्‍या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) 
क्‍या सरकार को मालूम है कि वाणिज्यिक फिल्‍मों की पाइरेसी (चोरी) हो रही है और इनकी अनधिकृत नकली सीडी बन रही है, यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है; 
(ख) 
क्‍या सरकार को मलयालम फिल्‍म की उत्‍तरदायी स्‍थानों से सेंसर्ड प्रति के लीक होने की गंभीर घटना की भी जानकारी है; और  
(ग)
यदि हां, तो फिल्‍म उद्योग को पाइरेसी से बचाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्‍यौरा क्‍या है?
उत्तर
सूचना और प्रसारण राज्‍य मंत्री

 (कर्नल राज्‍यवर्धन राठौर) (सेवानिवृत्‍त)
(क): सरकार को फिल्‍मों की पाइरेसी के मामलों की जानकारी है, तथापि, कोई निश्‍चित आंकड़े उपलब्‍ध नहीं हैं।
(ख): जी, हां। सरकार को एक मलयालम फिल्‍म के लीक होने की कथित घटना की जानकारी है।

(ग): मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के प्रवर्तन में सुधार लाने के लिए कॉपीराइट-जागरूकता व उपायों के बारे में कार्रवाई करने के लिए कॉपीराइट प्रवर्तन सलाहकार परिषद (सीईएसी) का गठन किया है। सीईएसी के अनुरोध पर कॉपीराइट प्रवर्तन/आइपीआर संबंधी मामलों के संबंध में कार्रवाई करने के लिए राज्‍यों व संघ-राज्‍य क्षेत्रों में कॉपीराइट प्रवर्तन/आइपीआर प्रकोष्‍ठ की स्‍थापना की गई है तथा नोडल अधिकारियों को पदनामित किया गया है।

चलचित्र अधिनियम, 1952 में प्रस्‍तावित संशोधनों में पाइरेसी के लिए दांडिक प्रावधानों की परिकल्‍पना है।
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